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HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 28 , 1986 ( KRTK. 6, 1908 SAKA) 


( PART 1 


सं ० प्रो ० वि ०/ एफ ० डी ० / 3-86/ 38964. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै ० टोपाज ओवरसीज प्रा ० 
लि ० , 24 बी/ 4-5 इन्डस्ट्रीयल ऐरिया , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री नवल किशोर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए . अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम-68/15254 दिनांक 
20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरबरी, 1958, 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे ·लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री नवल किशोर, पुत्र श्री खेम चन्द की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्याग -पत्र दे कर नौकरी 
छोड़ी है ? इस विन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का . हकदार है ? 

जे रतन 

उप सचिव , हरियाणा सरकार, श्रम विभाग । 
सं . प्रो. वि. / गुड़गांव/ 81-86/ 369 70.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा , 
चण्डीगढ़, ( 2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, गुड़गांव के श्रमिक श्री मातादीन , हैल्पर , पुत्र श्री कुरी राम , गांव व डा ० वपास 
तहसील पटोदी, जिला गुड़गांव तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिये अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254 , दिनांक 20 जून , 1978 के साथ 
पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी -श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित 
श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री मातादीन हैल्पर की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ० वि ०/ एफ ० डी ०/गुड़गांव/ 86-86 / 38978.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त 
याणा, चण्डीगढ़ , ( 2) जनरल मैनेजर, सैन्ट्रल बाडी बिल्डिंग वर्कशाप ; हरियाणा रोडवेज, गुड़गांव के श्रमिक श्री परस राम, हैलर , 
पुन श्री रती राम गांव जाट भुरथल , डा ० ककरोई, तहसील रिवाड़ी,जिला महेन्द्रगढ़ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5415-3- श्रम / 68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1978, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी- १.८-52/ 31 : 45. दि . , ५२६ री , 186 द्वारा रक्त f मि की घर 
7 के अधीन गठितम न्यायालय, परीदाबाद को , विवादग्रस्त या उससे सुसरत या उससे सम्बन्धित नीचेलिख ला यि 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत प्रियवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री परस राम हैल्पर, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है 

सं ० प्रो ० वि ०/एफ.० डी ०/113-86/ 38986. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० बी ० के ० इन्जिनियरिंग 
वर्कस भूड कालोनी , गली नं ० 2, तेल मिल के पिछे पुराना परीदाबाद , के श्रमिक श्री . सुनहरी मार्फत महामंत्री मजदूर सेवक संघ 
राजेन्द्र फार्म लिंक रोड़ परीदाबाद, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम / 68/15254 , 
दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 प.रवरी , 1958, द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से मुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री सुनहरी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ; 


